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जिसका उत्‍तर 26 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
महानदी विवाद सुलझाने के लिए अधिकरण
3512. श्री प्रसन्न आचार्य: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए तीस दिन के भीतर एक अधिकरण गठित करने के लिए सरकार को निर्देश दिया है; 
(ख) 
यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है और अधिकरण का गठन कब तक किया जाएगा तथा इसके विचारार्थ विषय से संबंधित ब्यौरा क्या है; और 
(ग) 
क्या सरकार प्रस्तावित अधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने तक महानदी के ऊपर बांध के अग्रिम निर्माण को रोकने के लिए छत्‍तीसगढ़ सरकार को निर्देश देगी?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) ओड़िशा राज्‍य ने केन्द्र सरकार को महानदी बेसिन के संबंध में अन्‍तर्राज्‍य नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 19.11.2016 को शिकायत दर्ज की है। ओड़िशा सरकार ने ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल विवादों के निपटान के लिए जल विवाद अधिकरण के गठन के लिए भारत के उच्‍चतम न्यायालय में मूल वाद सं. 1/2017 भी दायर की है। मूल वाद का निपटान इस आदेश के साथ दिनांक 23.01.2018 को अंतिम सुनवाई में किया गया कि केन्द्र सरकार आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर संबंधित राज्यों के बीच जल विवादों के निपटान के लिए जल विवाद अधिकरण का गठन करे। तदनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 12.03.2018 की अधिसूचना सं. एसओ 1114 (ई) के जरिए महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया है और आईएसआरडब्‍ल्‍यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(1) के अनुसार दिनांक 21.03.2018 को अधिकरण के समक्ष जल विवादों का संदर्भ रखा गया है। 
(ग) माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने 2017 की मूल वाद संख्‍या 1 के दिनांक 23.01.2018 के अपने आदेश में वादी को अन्‍य बातों के साथ-साथ केन्‍द्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले प्रस्‍तावित जल विवाद अधिकरण को सभी प्रस्‍तुतियां और अधिनिर्णय प्रस्‍तुत करने का निर्देश दिया है।
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